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विषय:
किसानों की उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य
611. 
श्री सी॰ एम॰ रमेशः 
क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या सरकार के खरीफ की 14 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने के निर्णय में खरीद केन्द्रों की अवसंरचना, परिवहन और भंडारण सुविधाओं का ध्यान रखा गया है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या कृषि समुदाय के हितों में इस संबंध में कोई पुख्ता व्यवस्था बनाई गई है, ताकि सभी किसानों को यह दर मिल सके, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
(ग) क्या इन फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य से खुदरा मुद्रास्फीति में वृद्धि होगी?
उत्‍तर
कृषि एवं किसान कल्‍याण मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री परषोत्‍तम रूपाला)
(क): जी हां। केंद्रीय एजेंसियों द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीद संबंधित राज्य सरकारों के परामर्श से की जाती है, जो बदले में खरीद केंद्रों की अवसंरचना, परिवहन, भंडारण सुविधाओं का ध्यान रखते हैं।
(ख): पहले से ही एक तंत्र मौजूद है जिसके तहत सरकारी एजेंसियां बाजार मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम होने की स्थिति में निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य सरकार के परामर्श से सीधे किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर उचित औसत गुणवत्ता वाले अधिसूचित कृषिगत उत्पादों की खरीद करती हैं। तथापि, यदि किसानों को एमएसपी की तुलना में बेहतर कीमत मिलती है, तो वे खुले बाजार में अपनी उपज बेचने के लिए स्वतंत्र हैं। तिलहन के लिए, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास भावांतर भुगतान योजना (पीडीपीएस) को लागू करने का विकल्प होता है, जहां अधिसूचित मंडियों में एमएसपी/मॉडल मूल्य और वास्तविक बिक्री मूल्य के बीच का अंतर किसानों को सीधे भुगतान किया जाता है और सरकार द्वारा कोई वास्तविक खरीद करने की आवश्यकता नहीं होती है।
इसके अलावा, सरकार प्रतिस्पर्धी ऑनलाइन बोली प्रणाली के माध्यम से किसानों को उनकी उपज के लिए पारिश्रमिक मूल्य प्राप्त करने के लिए पारदर्शी मूल्य खोज के लिए राष्ट्रीय कृषि मंडी (ई-नाम) योजना भी लागू कर रही है। इसके अलावा, किसानों को बेहतर विपणन सुविधा प्रदान करने के लिए, सरकार ने राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा अपनाए जाने के लिए अप्रैल, 2017 में एक नया मॉडल “कृषि उपज और पशुधन विपणन (संवर्धन और सुविधा) अधिनियम, 2017” जारी किया है। इसमें प्रावधान के तहत वैकल्पिक विपणन चैनल, जैसे कि निजी बाजार, प्रत्यक्ष विपणन, किसान-उपभोक्ता बाजार, विशेष जिंस मंडियों की स्थापना, किसानों को अपनी उपज प्रतिस्पर्धी और लाभकारी मूल्य पर बेचने की सुविधा प्रदान करने के लिए वेयरहाउस/साइलो/शीतागारों या मंडी उप यार्डों जैसी संरचनाओं की स्थापना का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, भंडारण अवसंरचना सहित कृषि विपणन अवसंरचना का विकास करने के लिए, सरकार दो अलग-अलग विपणन अवसंरचना घटकों (i) ग्रामीण क्षेत्र में भंडारण अवसंरचना (ii) भंडारण अवसंरचना के अलावा, के साथ समेकित कृषि विपणन योजना (आईएसएएम) की पूंजी निवेश सब्सिडी उप-योजना "कृषि विपणन अवसंरचना (एएमआई)" को लागू कर रही है।
(ग): उच्चतर एमएसपी का अर्थ अनिवार्य रूप से कृषि उपज के बाजार मूल्य में समानुपातिक रूप से वृद्धि नहीं होता है। मूल्य, अन्य बातों के साथ-साथ, मांग और आपूर्ति की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। इसके अलावा, बजट 2018-19 के अनुसार घोषित उपायों से अन्य सहायक पहलों से एक मजबूत खरीद तंत्र और संशोधित ग्रामीण कृषि मंडियां (ग्राम) की स्थापना से उपभोक्ता और उत्पादक कीमतों के बीच की गिरावट को कम करने में मदद मिलेगी।
*************
